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खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अतंरराष्ट्रीय दिवस (IDAFLW)

दरु्लभ-रोगों की दवाओ ंमें भारत का उभरता औषधीय अवसर

भारत में जलाशय भडंारण 70%: 10 वर्षों के निम्नतम स्तर पर 
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खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का 
अंतरराष्ट्रीय दिवस (IDAFLW)

सन्दर्भ
•	 खाद्य हानि एवं अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अतंरराष्ट्रीय 

दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितबर को मनाया जाता ह,ै जिसका उद्देश्य 
खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए जागरूकता तथा 
सामहूिक कार्रवाई को बढ़ावा दनेा ह।ै

खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट
•	 खाद्य हानि से तात्पर्य उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, भडंारण, 

प्रसंस्करण और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों की मात्रा या 
गणुवत्ता में होने वाली कमी से ह,ै इससे पहले कि वह खदुरा स्तर 
तक पहुचँ।े

•	 खाद्य अपशिष्ट से तात्पर्य खदुरा, खाद्य-सेवा और घरेल ूस्तर पर 
फें के गए खाद्य पदार्थों से ह,ै जिसमें ऐसा भोजन भी शामिल ह ैजो 
अभी भी उपभोग के लिए उपयकु्त होता ह।ै

भारत में खाद्य अपव्यय की स्थिति
•	 यएूनईपी खाद्य अपशिष्ट सचूकांक रिपोर्ट 2024 के अनसुार, वर्ष 

2022 में भारत में अनमुानित खाद्य अपव्यय 55 किग्रा/व्यक्ति/
वर्ष था, जो 79 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष के वैश्विक औसत से कम ह।ै

•	 चिता: भारत वैश्विक भखुमरी सचूकांक 2025 में 123 दशेों में 
102वें स्थान पर ह।ै

•	 भारत की लगभग 12% आबादी कुपोषित ह,ै जो लगभग  
17–17.5 करोड़ लोगों के बराबर ह।ै

•	 वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 1.05 अरब टन खाद्य पदार्थ बर्बाद 
होता ह।ै खाद्य अपशिष्ट का लगभग 60% घरेल ूस्तर पर होता 
ह,ै इसके बाद खाद्य सेवाए ँ (28%) और खदुरा क्षेत्र (12%) 
आते हैं।

खाद्य हानि और अपशिष्ट का प्रभाव
•	 पोषण सरुक्षा: खाद्य हानि से उपभोग के लिए उपलब्ध भोजन 

की मात्रा कम हो जाती ह ै और अनावश्यक अपशिष्ट खाद्य 
असरुक्षा को बढ़ाता ह ैतथा पोषण को बढ़ावा दनेे के प्रयासों में 
बाधा डालता ह।ै

•	 आर्थिक हानि: कटाई के बाद होने वाली हानि किसानों की 
आय को प्रभावित करती ह,ै आपरू्ति श्रृंखला के खर्चों को बढ़ाती 
ह ैऔर कृषि उत्पादन में किए गए निवेश पर मिलन वाले प्रतिफल 
को कम करती ह।ै

•	 पर्यावरणीय क्षरण: खाद्य हानि और अपशिष्ट का अर्थ इसके 
उत्पादन में उपयोग की गई भमूि, जल, ऊर्जा, उर्वरकों और अन्य 
संसाधनों की भी हानि ह।ै

•	 जलवायु परिवर्तन: लैंडफिल में जैविक अपशिष्ट के अपघटन 
से मीथेन उत्पन्न होती ह,ै जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस ह ै
और वैश्विक तापमान वदृ्धि में योगदान करती ह।ै

खाद्य हानि से निपटने में चुनौतियाँ
•	 अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: शीत श्रृंखला, भडंारण, परिवहन 

और प्रसंस्करण में कमियाँ कटाई के बाद होने वाली हानि को 
बढ़ाती हैं।

•	 आकँड़ों की कमी: खदुरा, खाद्य-सेवा और घरेल ूस्तर पर होने 
वाले अपशिष्ट से संबंधित सीमित आकँड़े प्रभावी नीति-निर्माण 
में बाधा डालत हैं।

•	 सीमित वित्तपोषण: उच्च लागत और अपर्याप्त ऋण आधनुिक 
हानि-न्यूनकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को सीमित करते हैं।

•	 खंडित दृष्टिकोण: अनेक क्षेत्रों और संस्थानों की भागीदारी के 
कारण हस्तक्षेपों में समन्वय का अभाव रहता ह।ै

•	 खराब अपशिष्ट पथृक्करण: मिश्रित अपशिष्ट खाद बनाने, 
बायोगैस उत्पादन और संसाधन पनुर्प्राप्ति की संभावनाओ ंको 
कम करता ह।ै

खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए सरकारी पहल
•	 खाद्य सरुक्षा और वितरण: सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

कमजोर वर्गों को रियायती खाद्यान्नों का वितरण सनुिश्चित  
करती ह।ै

•	 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: इस योजना ने संकट 
और आर्थिक कठिनाई के समय खाद्य पदार्थों तक पहुचँ का 
विस्तार किया ह।ै

•	 कृषि अवसरंचना कोष (AIF): यह गोदामों, साइलो और शीत 
भडंारण सहित कटाई के बाद प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओ ं
के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता ह।ै

•	 प्रधानमंत्री किसान सपंदा योजना: इसका उद्देश्य खाद्य 
प्रसंस्करण और संरक्षण के लिए आधनुिक बनुियादी ढाँचा तैयार 
करना ह।ै

•	 मेगा फूड पार्क : ऐसे समहू जो उच्च-प्रौद्योगिकी आपरू्ति 
श्रृंखलाओ ंके माध्यम से कृषि उत्पादन को बाजारों से जोड़ते हैं।

•	 एकीकृत शीत श्रृंखला: खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की 
क्षति को कम करने के लिए प्रशीतित परिवहन और शीत भडंारण 
जैसी संरक्षण सवुिधाए ँउपलब्ध कराना।

•	 ऑपरेशन ग्रीन्स: टमाटर, प्याज और आल ू(TOP) जैसी फसलों 
की आपरू्ति को स्थिर करने और अपशिष्ट को कम करने पर 
कें द्रित।

•	 बाजार सधुार: ई-नाम कृषि बाजारों में बेहतर मलू्य निर्धारण 
की सवुिधा प्रदान करता ह ैऔर अक्षमताओ ंको कम करता ह।ै
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•	 खाद्य हानि का मापन: भारत ने कटाई के बाद होने वाली 
हानि का आकलन करने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि 
अध्ययन किए हैं, जिनमें क्रमशः 2005–07, 2012–14 और 
2020–22 के दौरान 45, 45 और 54 वस्तुओ ं को शामिल 
किया गया।

•	 ये आकलन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतं्रालय (MoFPI) द्वारा 
किए गए हैं और खतेों से लेकर खदुरा स्तर तक परूी कृषि आपरू्ति 
श्रृंखला में होने वाली हानियों के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं।

•	 खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और भारतीय लघ ुउद्योग विकास 
बैंक (SIDBI) खाद्य-हानि वाले प्रमखु क्षेत्रों को जलवाय-ु
लचीली प्रौद्योगिकियों से जोड़ने तथा लघ ुऔर मध्यम उद्यमों के 
लिए वित्तपोषण की सवुिधा प्रदान करने के लिए कार्य कर रह ेहैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

आगे की राह
•	 भारत में खाद्य अपव्यय खाद्य के उत्पादन, वितरण और उपयोग 

में मौजदू प्रणालीगत अक्षमताओ ंका संकेत ह,ै जबकि भखू की 
समस्या अभी भी बनी हुई ह।ै

•	 इस समस्या का समाधान खाद्य सरुक्षा, संसाधन दक्षता और 
सततता में सधुार के लिए आवश्यक ह।ै

•	 यह सतत विकास लक्ष्य 2 (शनू्य भखू) और सतत विकास 
लक्ष्य 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) को प्राप्त करने के 
लिए भी महत्वपरू्ण ह,ै जिससे खाद्य अपव्यय में कमी एक प्रमखु 
विकासात्मक प्राथमिकता बन जाती ह।ै

स्रोत: TH

दुर्लभ-रोगों की दवाओ ं में भारत का उभरता 
औषधीय अवसर

सन्दर्भ
•	 दरु्लभ रोगों के बढ़त बोझ ने भारत के दरु्लभ-रोग औषधीय 

पारिस्थितिकी तंत्र को मजबतू करने और किफायती दवा निर्माण 
में अपनी क्षमताओ ंका लाभ उठाने की आवश्यकता को उजागर 
किया ह।ै

दुर्लभ रोग क्या हैं?
•	 दरु्लभ रोग ऐसी स्थितियाँ हैं जो किसी आबादी में बहुत कम बार 

होती हैं।

•	 इनकी पहचान तीन प्रमखु संकेतकों से होती ह:ै रोग से प्रभावित 
लोगों की कुल संख्या, प्रसार तथा उपचार विकल्पों की 
उपलब्धता/अनपुलब्धता।

•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनसुार, दरु्लभ रोग ऐसी 
स्थिति ह ैजो आबादी के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती 
ह,ै सामान्यतः 1,000 से 2,000 लोगों में 1 से कम।

•	 विश्व स्तर पर लगभग 8,000 दरु्लभ रोग हैं, जबकि भारत में 
1,004 दरु्लभ आनवुंशिक विकारों की सचूना दी गई ह।ै

•	 दरु्लभ रोगों के उपचार के लिए विकसित दवाओ ं को अनाथ 
दवाए ँकहा जाता ह।ै

वैश्विक अनाथ दवा बाजार
•	 अमेरिकी अनाथ दवा अधिनियम, 1983 ने दरु्लभ रोगों के 

लिए दवाओ ंके विकास हते ु वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन 
की शरुुआत की।

•	 इस अधिनियम से पहले संयकु्त राज्य अमरेिका ने केवल  
38 अनाथ दवाओ ं को मजंरूी दी थी, जबकि 2022 तक  
1,122 दवाओ ंको मजंरूी दी जा चकुी थी।

•	 इन प्रोत्साहनों के बावजदू, अनसुंधान, विकास और उपचार की 
उच्च लागत रोगियों की उपचार तक पहुचँ को सीमित करती 
रहती ह।ै

दुर्लभ-रोगों की दवाओ ंके विकास में चुनौतियाँ
•	 वाणिज्यिक प्रोत्साहन: व्यक्तिगत दरु्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों 

की कम संख्या इन दवाओ ंके संभावित बाजार को सीमित करती 
ह,ै जिससे दवा कंपनियों के लिए अनसुंधान और विकास में 
निवेश करने के वाणिज्यिक प्रोत्साहन कम हो जाते हैं।

•	 नैदानिक परीक्षण: पर्याप्त रूप से बड़े रोगी समहूों की पहचान 
करना कठिन होता ह,ै क्योंकि व्यक्तिगत दरु्लभ रोग अपेक्षाकृत 
कम लोगों को प्रभावित करते हैं।

•	 नियामक बाधाए:ँ जटिल नियामक प्रक्रियाए ँऔर अतिरिक्त 
नैदानिक अध्ययनों की आवश्यकता भारत में अनाथ दवाओ ंको 
बाजार में लाने में लगने वाले समय और लागत को बढ़ाती ह।ै

भारत के दुर्लभ-रोग औषधीय क्षेत्र की संभावनाएँ
•	 विविध रोगी आबादी: भारत की बड़ी आबादी और 

अतंर्विवाह के कारण कुछ आनवुंशिक विकारों की अधिक 
व्यापकता रोगियों की पहचान और नैदानिक परीक्षणों के लिए 
अवसर प्रदान करती ह।ै
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•	 विनिर्माण क्षमताए:ँ जेनेरिक दवाओ,ं जैव-समान दवाओ ंऔर 
सीएआर-टी कोशिका चिकित्सा सहित उन्नत उपचारों में भारत 
की विशषेज्ञता अनाथ दवाओ ं के विनिर्माण के लिए मजबतू 
आधार प्रदान करती ह।ै

•	 कुशल पेशवेर, स्थापित बनुियादी ढाँचा और अपेक्षाकृत कम 
उत्पादन लागत किफायती, छोटे पैमाने के उत्पादन को समर्थन 
द ेसकते हैं।

•	 अंतरराष्ट्रीय सहयोग: विदशेी दवा कंपनियों, भारतीय 
अनसुंधान संस्थानों और रोगी संगठनों के बीच साझदेारी दवा 
विकास और नैदानिक परीक्षणों को तेज कर सकती ह।ै

भारत में दुर्लभ-रोगों की दवा के विकास को बढ़ावा 

देने के उपाय
•	 नई दवाए ँ और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के 

नियम 101 के तहत, कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन 
(CDSCO) ने छह दशेों को निर्दिष्ट किया ह—ैजिनमें अमरेिका 
और ब्रिटेन भी शामिल हैं। यदि इन दशेों में से किसी एक दशे 
द्वारा किसी दवा को मजंरूी दी जाती ह,ै तो भारतीय नियामक से 
मजंरूी माँगने से पहले उस दवा के निर्माता के लिए भारत में नया 
नैदानिक परीक्षण कराना आवश्यक नहीं होता।

•	 औषध विभाग ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन-आधारित 
प्रोत्साहन (PLI) योजना शरुू की ह,ै जिसके तहत अनाथ 
दवाओ ं के घरेल ू उत्पादन के लिए चयनित निर्माताओ ं को 
वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता ह।ै

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD), 2021 
•	 इसे 2021 में शरुू किया गया था, जिसके तहत किसी चिन्हित 

उत्कृ ष्टता कें द्र (CoE) में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों को 
50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह।ै

•	 भारत में दरु्लभ रोगों को उपलब्ध उपचार विकल्पों की प्रकृति 
और जटिलता के आधार पर तीन समहूों में वर्गीकृत किया 
गया ह।ै

•	 समहू 1 में वे रोग शामिल हैं जिनका उपचार एक बार की 
उपचारात्मक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता ह।ै

•	 समहू 2 के रोगों में दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की 
आवश्यकता होती ह,ै जो अपेक्षाकृत कम महगंे हैं और 
जिनके लाभ प्रमाणित हैं, लेकिन रोगियों को नियमित जाँच 
की आवश्यकता होती ह।ै

•	 समहू 3 में वे रोग शामिल हैं जिनके लिए प्रभावी उपचार 
उपलब्ध हैं, लेकिन वे महगंे हैं और अक्सर आजीवन जारी 
रखने पड़ते हैं।

दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए की गई पहल
•	 वंशानगुत विकारों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट विधियाँ 

(UMMID) पहल का उद्देश्य प्रारंभिक जाँच, किफायती 
आणविक निदान और चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से 
नवजात शिशओु ंतथा दरु्लभ आनवुशंिक विकारों से निपटना ह।ै

•	 इसके तहत सरकारी अस्पतालों में निदान कें द्र (NIDAN 
Kendras) स्थापित किए जाते हैं, जो प्रसवपरू्व परीक्षण, 
आनवुशंिक परामर्श और बहुविषयक दखेभाल प्रदान करते हैं।

आगे की राह
•	 भारत की स्थापित औषधि विनिर्माण क्षमताए,ँ विविध रोगी 

आबादी और बढ़ता जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र दरु्लभ-रोगों की 
दवाओ ंके विकास के क्षेत्र में विस्तार के अवसर प्रदान करते हैं।

•	 अनसुंधान सहायता, सरल नियामक व्यवस्था, सतत वित्तपोषण 
और रोगियों के लिए सनुिश्चित उपचार उपलब्धता को एकीकृत 
करने वाला समन्वित दृष्टिकोण भारत को वैश्विक स्तर पर 
प्रतिस्पर्धी अनाथ दवा उद्योग विकसित करने में सहायता 
कर सकता ह,ै साथ ही अपनी आबादी की अपरू्ण स्वास्थ्य 
आवश्यकताओ ंको भी परूा कर सकता ह।ै

स्रोत: TH

भारत में जलाशय भंडारण 70%: 10 वर्षों के 
निम्नतम स्तर पर 

सन्दर्भ
•	 हाल ही में दक्षिण-पश्चिम मानसनू की वापसी के साथ भारत में 

जलाशयों में जल भडंारण दशकीय औसत से नीच ेबना हुआ 
ह,ै जिससे सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत को लेकर चितंाए ँ
बढ़ रही हैं।

प्रमुख बिदु
•	 कें द्रीय जल आयोग (CWC) की 24 सितबर 2026 की 

वास्तविक समय जलाशय भडंारण रिपोर्ट के अनसुार,  
178 प्रमखु जलाशयों में कुल क्षमता का लगभग 70% जल 
संग्रहित ह।ै

•	 यह 10-वर्षीय औसत 76.62% से कम ह ैऔर 2025 की इसी 
अवधि में दर्ज 79% भडंारण से भी कम ह।ै

•	 भारत में संचयी वर्षा सामान्य से 12% कम रही।

•	 मानसनू भारत की वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक हिस्सा प्रदान 
करता ह,ै जिससे जलाशयों, भजूल और सतही जल प्रणालियों 
के पनुर्भरण में इसकी महत्वपरू्ण भमूिका होती ह।ै

•	 यह स्थिति महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सखूा घोषित 
किए जाने के साथ सामने आई ह।ै
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क﻿्षेत्रीय जलाशय स्थिति
•	 दक्षिण भारत (सबसे अधिक चितंाजनक): आधं्र प्रदशे, तेलंगाना, 

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले दक्षिणी क्षेत्र में जलाशयों 
में सबसे कम भडंारण दर्ज किया गया ह।ै

•	 वर्तमान भडंारण: 27.926 अरब घन मीटर (क्षमता का 50%)

•	 पिछला वर्ष: 87.25%

•	 वर्षा: 28 सितबर तक सामान्य से 23% कम

•	 इस तेज गिरावट का सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और जलविद्युत 
उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता ह।ै

•	 परू्वी और परू्वोत्तर भारत: असम, बिहार, झारखडं, मघेालय, 
मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपरुा और पश्चिम बंगाल के  
31 जलाशयों में:

•	 भडंारण: 16.157 अरब घन मीटर (क्षमता का 73%)

•	 मौसमी वर्षा की कमी: ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ 
हिस्सों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र में लगभग 25%।

•	 उत्तरी भारत: हिमाचल प्रदशे, पंजाब और राजस्थान के  
11 जलाशयों में उल्लेखनीय गिरावट दखेी गई ह:ै

•	 2026: 62% (12.431 अरब घन मीटर)

•	 2025: 92.3%

•	 पश्चिमी और मध्य भारत:गजुरात, महाराष्ट्र और गोवा: 
32.664 अरब घन मीटर या 84.61%, जबकि 2025 में यह  
95.79% था।

•	 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदशे, उत्तर प्रदशे और उत्तराखडं: 41.568 
अरब घन मीटर या 85.55%, जबकि 2025 में यह  
91.89% था।

मानसून की कमी और अल नीनो
•	 दक्षिण-पश्चिम मानसनू भारत की वार्षिक वर्षा में 70% से अधिक 

का योगदान दतेा ह ैऔर जलाशयों, भजूल तथा अन्य सतही जल 
निकायों का पनुर्भरण करता ह।ै

•	 हालांकि, संचयी वर्षा सामान्य से 12% कम रही।

•	 जनू में 35.4% की कमी दर्ज की गई, अगस्त में 16.3% की 
कमी रही, जबकि जलुाई में वर्षा सामान्य से लगभग 1% अधिक 
रही और 1–28 सितबर के दौरान 5% की कमी दर्ज की गई।

•	 अल नीनो, जो मध्य और परू्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर 
के समय-समय पर होने वाले गर्म होने की घटना ह,ै वर्षा की बढ़ी 
हुई अनिश्चितता और लंबे शषु्क दौर से जडु़ा रहा ह।ै

•	 हालांकि, ENSO भारतीय मानसनू के प्रदर्शन को निर्धारित 
करने वाला एकमात्र कारक नहीं ह;ै क्षेत्रीय वायमुडंलीय और 
समदु्री कारक भी वर्षा को प्रभावित करते हैं।

भारत के लिए प्रभाव
•	 कृषि: सिंचाई की उपलब्धता में कमी और भजूल पर अधिक 

निर्भरता।

•	 पेयजल: शषु्क मौसम के दौरान शहरी और ग्रामीण जल आपरू्ति 
पर दबाव।
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•	 जलविद्युत: जलाशयों का निम्न जल स्तर बिजली उत्पादन को 
सीमित कर सकता ह।ै

•	 खाद्य सरुक्षा: जल की कमी फसल उत्पादन और कृषि आय को 
प्रभावित कर सकती ह।ै

•	 अंतर-राज्यीय जल सबंंध: जल की कमी साझा नदियों के जल 
को लेकर विवादों को बढ़ा सकती ह।ै

•	 सखेू की सवेंदनशीलता: मानसनू का खराब प्रदर्शन वार्षिक 
वर्षा की कमी मध्यम होने पर भी जलवैज्ञानिक और कृषि सखू े
की स्थिति में बदल सकता ह।ै

आगे की राह
•	 भारत को वर्षा पर निर्भर संकट प्रबंधन से आगे बढ़कर एकीकृत 

जल संसाधन प्रबंधन की ओर बढ़न की आवश्यकता ह।ै 
प्राथमिकताओ ंमें शामिल होना चाहिए:

•	 नदी बेसिन स्तर पर जल बजट और जलाशयों के बीच समन्वय।

•	 वर्षा जल संचयन और जलभतृ पनुर्भरण का विस्तार।

•	 सकू्ष्म सिचाई और जल-कुशल फसल प्रतिरूपों को बढ़ावा दनेा।

•	 वास्तविक समय के जलाशय और भजूल आकँड़ों का अधिक 
उपयोग।

•	 सखूा-प्रतिरोधी कृषि और जलवाय ुआधारित फसल नियोजन।

•	 पारंपरिक जल निकायों और आर्द्रभमूियों का पनुर्जीवन।

•	 प्रारंभिक चतेावनी और अग्रिम सखूा-प्रबंधन प्रणालियों को 
मजबतू करना।

कें द्रीय जल आयोग (CWC)
•	 यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल 

शक्ति मतं्रालय, भारत सरकार के अतंर्गत एक प्रमखु तकनीकी 
संगठन ह।ै

प्रमुख तथ्य
•	 स्थापना: 1945 में प्रारंभ में कें द्रीय जलमार्ग, सिंचाई और 

नौवहन आयोग के रूप में स्थापित किया गया; 1951 में 
इसका नाम बदलकर कें द्रीय जल आयोग कर दिया गया।

•	 मुख्यालय: नई दिल्ली।

•	 अध्यक्ष: इसका नेततृ्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता ह,ै जो 
भारत सरकार में पदने सचिव स्तर के अधिकारी भी होते हैं।

•	 मुख्य दायित्व: यह जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन 
के संबंध में कें द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को तकनीकी 
सहायता और परामर्श प्रदान करता ह।ै

•	 कार्य के प्रमुख क्षेत्र:

	� सतही जल संसाधनों का आकलन।
	� नदी बेसिनों का नियोजन और विकास।

	� बाँधों और जलाशयों का डिजाइन एवं सरुक्षा।
	� बाढ़ परू्वानमुान और जलवैज्ञानिक निगरानी।
	� जलाशयों में जल भडंारण की निगरानी।
	� सिंचाई और जलविद्युत से संबंधित जल संसाधन 

परियोजनाए।ँ
	� अतंर-राज्यीय नदी और जल संसाधन संबंधी मदु्दों से 

जडु़े अध्ययन।
	� जलवैज्ञानिक आकँड़ों का संग्रह और प्रसार।

स्रोत: IE

प्रहार: राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति

चर्चा में क्यों?
•	 कें द्रीय गहृ मतं्री ने नई दिल्ली में ‘प्रहार – CT नीति और रणनीति’ 

पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रहार
•	 गहृ मतं्रालय ने 23 फरवरी, 2026 को ‘प्रहार’ को भारत की 

पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति के 
रूप में प्रस्तुत किया।

•	 यह भारत के आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण को एक व्यापक खतरे 
के परिदृश्य के अतंर्गत रखती ह,ै जिसमें सीमा-पार आतंकवाद, 
वैश्विक उग्रवादी नेटवर्क  जैसे अल-कायदा और आईएसआईएस, 
तथा ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार, साइबर हमले, क्रिप्टो-माध्यम 
से वित्तपोषण और सीबीआरएनईडी खतरों जैसी आधनुिक 
तकनीकी जोखिम शामिल हैं।

•	 इसमें सात स्तंभों वाली रणनीति प्रस्तावित की गई ह,ै जिसमें 
खफुिया-आधारित रोकथाम, तीव्र समन्वित प्रतिक्रिया, क्षमता 
निर्माण, मानवाधिकारों का अनपुालन, कट्टरपंथ से मकु्ति, 
अतंरराष्ट्रीय सहयोग तथा सामाजिक पनुर्प्राप्ति एवं लचीलापन 
शामिल हैं।

•	 यह मुख्यतः राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), राष्ट्रीय सरुक्षा 
गार्ड (NSG), गैरकाननूी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 
(UAPA) और कें द्रीय सशस्त्र पलुिस बलों (CAPFs) जैसी 
मौजदूा संस्थाओ ंऔर काननूों को एकल राष्ट्रीय ढाँच ेमें समकेित 
करती ह,ै न कि नई संरचनाओ ंका निर्माण करती ह।ै
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महत्व
•	 पहली व्यापक राष्ट्रीय नीति: विभिन्न एजेंसियों के बीच 

आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के लिए एक एकीकृत ढाँचा स्थापित 
करती ह।ै

•	 बहु-क्षेत्रीय सरुक्षा: भमूि, वाय,ु जल और साइबर क्षेत्र के 
माध्यम से उत्पन्न खतरों को शामिल करती ह ै तथा बिजली, 
रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अतंरिक्ष और परमाण ुऊर्जा जैसे 
महत्वपरू्ण क्षेत्रों की सरुक्षा करती ह।ै

•	 शून्य-सहिष्णुता का सिद्धांत: भारत के इस रुख को मजबतू 
करती ह ैकि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता 
से नहीं जोड़ा जा सकता।

•	 क्षमता निर्माण: खफुिया एजेंसियों, पलुिस और अर्धसैनिक 
बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाती ह।ै

•	 वैश्विक समन्वय: अतंरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सहयोग को 
आकार दनेे में भारत की भमूिका को मजबतू करती ह।ै

भारत के आतंकवाद-रोधी ढाँचे की उभरती चुनौतियाँ 

और चिताए ँ
•	 सीमा-पार आतंकवाद: पड़ोसी क्षेत्रों में राज्य-समर्थित समहूों 

द्वारा लगातार घसुपैठ और समर्थन।

•	 साइबर-सक्षम खतरे: राष्ट्र-राज्य और आपराधिक हकैर भारत 
के डिजिटल बनुियादी ढाँच ेको निशाना बना रह ेहैं।

•	 डार्क  वेब मंच: हथियारों, विस्फोटकों और चोरी किए गए 
आकँड़ों की गमुनाम खरीद की अनमुति दतेे हैं, जिससे खफुिया 
निगरानी और अधिक जटिल हो जाती ह।ै

•	 ड्रोन युद्ध: हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए ड्रोन 
का बढ़ता उपयोग, विशषे रूप से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में।

•	 सगंठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़: आतंकवादी संगठन 
रसद और भर्ती के लिए आपराधिक नेटवर्क  के साथ सहयोग 
कर रह ेहैं।

•	 कट्टरपंथ: अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे समहूों का 
ऑनलाइन प्रचार और उनके स्लीपर सेल हिसंा भड़काने का 
प्रयास कर रह ेहैं।

•	 सरुक्षा एजेंसियों के अनसुार, कट्टरपंथ फैलाने वाले अभियानों 
में चरमपंथी समहूों द्वारा कृत्रिम बदु्धिमत्ता से तैयार प्रचार सामग्री 
और स्वचालित बॉट नेटवर्क  का बढ़ता उपयोग किया जा रहा ह।ै

•	 विशषीकृत आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण क्षमता की कमी: 
अनेक पलुिस बलों के पास अभी भी साइबर खफुिया, ड्रोन 
का पता लगाने और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों में उन्नत 
प्रशिक्षण का अभाव ह।ै

आगे की राह
•	 खुफिया तंत्र का एकीकरण मजबूत करना: कें द्रीय और राज्य 

एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में आकँड़ों के आदान-प्रदान 
का विस्तार करना।

•	 साइबर सरुक्षा में उन्नयन: कृत्रिम बदु्धिमत्ता आधारित निगरानी 
प्रणालियों और स्वदशेी साइबर सरुक्षा समाधानों में निवेश करना।

•	 ड्रोन-रोधी उपाय: ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकियों की तैनाती और 
अधिक कठोर सीमा निगरानी करना।

•	 सामुदायिक लचीलापन: नागरिक समाज और स्थानीय 
शासन को शामिल करते हुए कट्टरपंथ के विरुद्ध जागरूकता 
अभियान चलाना।

•	 अंतरराष्ट्रीय सहयोग: आतंकवाद के वित्तपोषण, हथियारों की 
तस्करी और उग्रवादी प्रचार का मकुाबला करने के लिए संयकु्त 
राष्ट्र तथा वैश्विक साझदेारों के साथ सहयोग को गहरा करना।

•	 कानूनी सधुार: न्यायिक निगरानी सनुिश्चित करते हुए उभरती 
प्रौद्योगिकियों से संबंधित खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद-
रोधी काननूों को अद्यतन करना।

•	 पीड़ित सहायता प्रणाली: आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों के 
लिए पनुर्वास और मआुवजा संबंधी व्यवस्थाओ ंको संस्थागत 
रूप दनेा।

निष्कर्ष
•	 प्रहार भारत का पहला संस्थागत आतंकवाद-रोधी सिद्धांत ह,ै 

जो रोकथाम, आनपुातिक प्रतिक्रिया और लचीलपन को एक 
साथ जोड़ता ह।ै

•	 प्रहार की प्रभावशीलता स्पष्ट राज्य-वार दिशा-निर्देशों, पलुिस 
और आतंकवाद-रोधी दस्तों की क्षमता निर्माण तथा खफुिया 
जानकारी साझा करने, काननू-व्यवस्था और सामदुायिक 
सहभागिता के लिए एजेंसियों के बीच मजबतू समन्वय के 
माध्यम से जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

•	 इसके लिए निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता ह,ै ताकि सरुक्षा 
नियोजन में सामाजिक-आर्थिक और “सम्पूर्ण समाज” आधारित 
उपायों के एकीकरण को सनुिश्चित किया जा सके।

स्रोत:IE

संक्षिप्त समाचार
दो मौसम प्रणालियों का अंतःक्रिया

सन्दर्भ
•	 उत्तर प्रदशे में हुई अत्यधिक भारी वर्षा का कारण बंगाल की 

खाड़ी से उत्पन्न हुए गहरे अवदाब और उत्तर-पश्चिमी भारत के 
ऊपर स्थित पश्चिमी विक्षोभ के बीच संभावित अतंःक्रिया को 
माना गया ह।ै
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मध्य भारत के ऊपर गहरा अवदाब
•	 बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न एक गहरा अवदाब उत्तर आधं्र 

प्रदशे–दक्षिण ओडिशा तट को पार करने के बाद अतंर्देशीय क्षेत्र 
में आगे बढ़ा और धीरे-धीरे कमजोर हो गया।

•	 अवदाब एक संगठित निम्न-दाब प्रणाली ह,ै जिसमें वायमुडंलीय 
दाब आसपास के क्षेत्रों की तलुना में कम होता ह।ै

•	 गर्म, नम वाय ुनिम्न-दाब कें द्र की ओर अभिसरित होकर ऊपर 
उठती ह।ै जैसे-जैसे वाय ुऊपर उठती ह,ै वह फैलती और ठंडी 
होती ह,ै जिससे जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण 
करती ह ैऔर वर्षा होती ह।ै

•	 वर्षा की तीव्रता नमी की उपलब्धता, वायमुडंलीय अस्थिरता, 
पवन अभिसरण और मौसम प्रणाली की गति जैसे कारकों पर 
निर्भर करती ह।ै

पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ जेट स्ट्रीम
•	 पश्चिमी विक्षोभ उन मौसम प्रणालियों को कहा जाता ह ै जो 

सामान्यतः पश्चिम से होकर उत्तरी भारत की ओर बढ़ती हैं।

•	 ये परू्व की ओर बढ़न वाली वर्षा-वाहक पवन प्रणालियाँ हैं, जो 
अफगानिस्तान और ईरान से आगे के क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं 
तथा भमूध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब 
सागर से नमी ग्रहण करती हैं।

•	 ये सामान्यतः उष्णकटिबंधीय-बाह्य चक्रवात होते हैं, जो निम्न-
दाब क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं और ध्रुवीय तथा उष्णकटिबंधीय 
पवनों के बीच अतंःक्रिया के परिणामस्वरूप बनत हैं।

•	 उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो पथृ्वी के वायमुडंल में 
पश्चिम से परू्व की ओर बहने वाली ऊँचाई पर स्थित तेज गति की 
वाय ुधारा ह,ै इन मौसम प्रणालियों को हिमालय और तिब्बती 
उच्चभमूि तक ले जाती ह।ै

•	 जब नमी से भरे पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराते हैं, तो वे 
ऊपर उठत और ठंडे होते हैं, जिससे विशषे रूप से उत्तर और 
उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बादल, वर्षा और गरज के 
साथ तफूान आते हैं।

तराई क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्यों है? 
•	 तराई हिमालय की तलहटी के दक्षिण में स्थित एक निचला, 

दलदली क्षेत्र ह,ै जो उत्तर प्रदशे, बिहार और हिमालय की 
तलहटी वाले अन्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ ह।ै

•	 इसका अपेक्षाकृत समतल भ-ूभाग, उच्च भजूल स्तर 
और हिमालयी नदियों से निकटता क्षेत्र के कई हिस्सों को 
जलभराव और बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती ह।ै

•	 अत्यधिक वर्षा स्थानीय जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित 
कर सकती ह,ै जबकि नदियों का ऊँचा जलस्तर आसपास के 
क्षेत्रों से वर्षाजल की निकासी में बाधा डालता ह।ै 

स्रोत: IE

शहीद भगत सिंह की जयंती

सन्दर्भ
•	 प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी ने स्वतत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 

119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय
•	 भगत सिंह का जन्म 28 सितबर 1907 को पंजाब के लायलपरु 

जिल के बंगा गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में ह।ै

•	 उन्होंने दयानंद एगं्लो-वैदिक उच्च विद्यालय और बाद में नेशनल 
कॉलेज, लाहौर में शिक्षा प्राप्त की।

•	 वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे और ऐसे समाज में विश्वास 
करते थे जहाँ धन और संसाधनों का समान रूप से वितरण 
हो। वे अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओ ं से भी  
प्रभावित थे।

स्वतत्रता संग्राम में भूमिका
•	 वे हिदंसु्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हुए, 

जिसे बाद में हिदंसु्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 
(HSRA) के रूप में पनुर्गठित किया गया।

•	 1926 में उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यवुाओ ं को 
संगठित करने के लिए लाहौर में नौजवान भारत सभा की 
स्थापना की।

•	 साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद 
लाला लाजपत राय की मतृ्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह और 
उनके सहयोगियों ने उनकी मतृ्यु का बदला लेने का निर्णय लिया। 
उनका निशाना जेम्स ए. स्कॉट था, लेकिन गलती से उन्होंने 
1928 में ब्रिटिश पलुिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या 
कर दी।

•	 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने औपनिवेशिक 
नीतियों, जिनमें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल 
शामिल थे, के विरोध में दिल्ली स्थित कें द्रीय विधान सभा के 
अदंर बम फें के। उनका उद्देश्य लोगों की हत्या करना नहीं था, 
बल्कि “बहरे कानों को सनुाना” था।

•	 भगत सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 
विधानसभा में बम विस्फोट के लिए आजीवन कारावास की 
सजा सनुाई गई।

•	 बाद में भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या से संबंधित आरोपों का 
सामना करना पड़ा, जो लाहौर षड्यंत्र मामले का आधार बना 
और अतंतः उन्हें मतृ्युदडं दिया गया।

•	 उन्हें राजगरुु और सखुदवे के साथ 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 
की आय ुमें फाँसी द ेदी गई।
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साहित्यिक योगदान
•	 उनका प्रसिद्ध निबंध ‘मैं नास्तिक क्यों हू’ँ 1930 में लाहौर की 

जेल में रहते हुए लिखा गया था।

•	 उन्होंने पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भी योगदान दिया और 1926 में 
इसके संपादकीय मडंल में शामिल हुए। 

विरासत
•	 23 मार्च को भगत सिंह, राजगरुु और सखुदवे की स्मृति में शहीद 

दिवस के रूप में मनाया जाता ह।ै

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 
(PM-AJAY)

चर्चा में क्यों?
•	 सरकार ने पीएम-एजेएवाई योजना के त्वरित और गणुवत्तापरू्ण 

क्रियान्वयन के लिए ‘पीएम-एजेएवाई  मोबाइल ऐप और 
‘पीएम-एजेएवाई ( PM-AJAY)’ पोर्टल शरुू किया ह।ै

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-
AJAY)
•	 यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में शरुू की गई 100% कें द्र प्रायोजित 

योजना ह।ै

•	 इसका उद्देश्य व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से 
अनसुचूित जाति समदुायों का सामाजिक-आर्थिक और शकै्षिक 
सशक्तीकरण करना ह।ै

•	 यह तीन परू्ववर्ती कें द्र प्रायोजित योजनाओ ं के विलय से बनी 
योजना ह,ै अर्थात:्

•	 प्रधानमतं्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

•	 अनसुचूित जाति उप-योजना के लिए विशषे कें द्रीय सहायता 
(SCA to SCSP)

•	 बाब ूजगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)

•	 इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मतं्रालय 
द्वारा किया जाता ह।ै

 स्रोत:PIB

स﻿्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच्छेदन 
(SCAD)

चर्चा में क्यों?
•	 स्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच छ्ेदन (SCAD) 30 और 

40 वर्ष की उम्र की ऐसी महिलाओ ंमें भी हृदयाघात का कारण 
बन सकता ह,ै जो दखेने में परूी तरह स्वस्थ होती हैं और जिनमें 
सामान्य जोखिम कारक नहीं होते।

स﻿्वतः होने वाला कोरोनरी धमनी विच्छेदन (SCAD) 
•	 यह अचानक होने वाला और अक्सर पहचान में न आने वाला 

हृदयाघात ह,ै जो तब होता ह ैजब कोरोनरी धमनी की दीवार में 
दरार या रिसाव हो जाता ह।ै इससे रक्त वाहिका दब जाती ह ैऔर 
रक्त प्रवाह सीमित हो जाता ह।ै

•	 इसकी प्रक्रिया पारंपरिक हृदयाघात से अलग होती ह,ै जो 
सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल की परत के फटने और रक्त का थक्का 
बनन के कारण होता ह।ै

•	 यह मखु्य रूप से 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओ ंको प्रभावित 
करता ह।ै

•	 यवुा महिलाए ँइसके लगभग 80–90% मामलों में होती हैं और 
हृदयाघात से पीड़ित सभी महिलाओ ं में से एक-तिहाई तक 
मामलों का हिस्सा हो सकती हैं।

•	 SCAD के कुछ कारणों में अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, 
भारी वजन उठाना, भावनात्मक तनाव, गर्भावस्था और 
हार्मोनल परिवर्तन, या अतंर्निहित रक्तवाहिका संबंधी समस्याए ँ 
शामिल हैं।

•	 इसका फाइब्रोमस्क्युलर डिस्प्लेसिया (FMD) के साथ 
मजबतू संबंध ह।ै FMD मध्यम आकार की धमनियों का 
एक गैर-एथेरोस्क्लेरोटिक विकार ह।ै अन्य रक्तवाहिका संबंधी 
असामान्यताए,ँ जैसे धमनीविस्फार और धमनी में दरार, भी 
SCAD से पीड़ित लोगों में अधिक पाई जाती हैं।

•	 SCAD में यदि परू्ण अवरोध हो, तो उपचार में एजंियोप्लास्टी 
शामिल हो सकती ह।ै लेकिन यदि कोई अवरोध नहीं ह,ै तो 
धमनी सामान्यतः बिना उपचार के स्वयं ठीक हो जाती ह ैऔर 
सामान्य हृदयाघात के विपरीत इसका उपचार रूढ़िवादी तरीके 
से किया जाता ह।ै

•	 बीटा-ब्लॉकर दोबारा होने की संभावना को कम कर सकते हैं। 
स्टैटिन और एटंीप्लेटलेट दवाओ ंका उपयोग चनुिंदा मामलों में 
किया जाता ह।ै

स्रोत :IE
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सरकार द्वारा 40% प्रीमियम प्रोत्साहन के साथ 
जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा

सन्दर्भ
•	 कें द्र सरकार प्रधानमतं्री मत्स्य किसान समदृ्धि सह-योजना  

(PM-MKSSY) के तहत जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा द ेरही 
ह।ै इसके अतंर्गत एक फसल चक्र के लिए बीमा प्रीमियम का 
40% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा ह।ै

प﻿्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-
MKSSY)
•	 कें द्र सरकार ने 2024 में PM-MKSSY को मजंरूी दी थी, 

जिसमें घटक 1-B के तहत जलीय कृषि बीमा को शामिल किया 
गया ह।ै

•	 योजना की प्रमुख विशषताए:ँ 

	� पात्र किसानों को बीमा प्रीमियम का 40% तक प्रोत्साहन 
मिल सकता ह।ै

	� तालाब-आधारित जलीय कृषि के लिए प्रोत्साहन जल-
फैलाव क्षेत्र के प्रति हके्टेयर अधिकतम ₹25,000 तक 
सीमित ह,ै जिसकी अधिकतम सीमा चार हके्टेयर तक 
₹1 लाख ह।ै एक हके्टेयर से कम आकार वाले खतेों को 
आनपुातिक आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

	� पिंजरा पालन, पनुर्चक्रणीय जलीय कृषि प्रणालियाँ, 
बायोफ्लॉक और रेसवे जैसी उन्नत प्रणालियों के लिए 
प्रोत्साहन प्रीमियम का 40% ह,ै जिसकी अधिकतम सीमा 
₹1 लाख और पात्र इकाई का आकार 1,800 घन मीटर 
तक ह।ै

	� अनसुचूित जाति, अनसुचूित जनजाति और महिला 
लाभार्थी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को दये प्रोत्साहन पर 
अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

	� इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मचं (NFDP) 
के माध्यम से किया जा रहा ह ै तथा लाभ प्रत्यक्ष लाभ 
अतंरण (DBT) के माध्यम से सीध ेहस्तांतरित किए जाते हैं।

भारत में जलीय कृषि का विकास
•	 भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में जलीय कृषि की हिस्सेदारी 

लगभग 74% ह।ै

•	 भारत ने 2024–25 में 19.8 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन दर्ज 
किया, जिससे वह विश्व का दसूरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक 
दशे बन गया।

•	 साथ ही, 2024–25 में अतंर्देशीय मत्स्य उत्पादन बढ़कर 
14.74 मिलियन टन हो गया, जो अतंर्देशीय जलीय कृषि के 
बढ़त महत्व को दर्शाता ह।ै

•	 भारत में लगभग 1.95 लाख किमी नदियों और नहरों, 31.5 
लाख हके्टेयर जलाशयों, 22.1 लाख हके्टेयर तालाबों और 
टैंकों तथा 14.1 लाख हके्टेयर खारे पानी वाले क्षेत्रों के रूप 
में पर्याप्त अप्रयकु्त क्षमता मौजदू ह।ै

•	 उपलब्ध खारे पानी वाले क्षेत्र का केवल लगभग 17% ही 
जलीय कृषि के लिए विकसित किया गया ह,ै जो इसके 
विस्तार की पर्याप्त संभावनाओ ंको दर्शाता ह।ै

स्रोत: DD News

हरित राजमार्ग

सन्दर्भ
•	 भारत का हरित राजमार्ग दृष्टिकोण वकृ्षारोपण, जलवाय-ुसक्षम 

डिजाइन और संसाधन-कुशल निर्माण के माध्यम से सड़क 
अवसंरचना में परिवर्तन ला रहा ह।ै 

हरित राजमार्ग क्या हैं?
•	 हरित राजमार्ग राजमार्गों की योजना, डिजाइन और निर्माण 

के लिए अपनाया गया ऐसा दृष्टिकोण ह,ै जो परिवहन 
आवश्यकताओ ंको पारिस्थितिकीय स्थिरता के साथ एकीकृत 
करता ह ैतथा पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आसपास के 
समदुायों को ध्यान में रखता ह।ै

•	 स्वीकृत कार्यों के दायरे के अनसुार वकृ्षारोपण गतिविधियाँ स्वयं 
सहायता समहूों, निजी एजेंसियों, राज्य वन विभागों, वन निगमों 
और ठेकेदारों द्वारा की जाती हैं।

•	 जलुाई 2026 तक, पिछल पाँच वर्षों के दौरान लगभग  
1.32 लाख किमी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक 
पौध ेलगाए जा चकेु हैं।

हरित राजमार्ग नीति, 2015

भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क  को हरित बनाने का मार्गदर्शन 
हरित राजमार्ग (वकृ्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) 
नीति, 2015 द्वारा किया जाता ह।ै इस नीति को निम्नलिखित 
उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था:

•	 राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वकृ्षारोपण के लिए एक नीतिगत 
ढाँचा विकसित करना।

•	 वाय ुप्रदषूण और धलू के प्रभाव को कम करना, क्योंकि पेड़ 
और झाड़ियाँ वाय ुप्रदषूकों के प्राकृतिक अवशोषक के रूप 
में कार्य करती हैं।

•	 तटबंधों की ढलानों पर मदृा अपरदन को रोकना।

•	 हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को नियंत्रित करना।

•	 स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। 
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क्या आप जानत हैं?
•	 राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सचूकांक (NH-GCI)  

2025–26 रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार (RoW) के 
भीतर हरित आवरण का दशे का पहला वैज्ञानिक और मात्रात्मक 
आकलन प्रस्तुत करती ह।ै

•	 इसरो के राष्ट्रीय सदुरू संवेदन कें द्र (NRSC) के सहयोग से तैयार 
किए गए इस आकलन में 24 राज्यों में परिचालन और रखरखाव 
(O&M) चरण के अतंर्गत लगभग 30,000 किमी राष्ट्रीय 
राजमार्गों को शामिल किया गया ह।ै

स्रोत: PIB
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